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इस डोसियर में शामिल कलाकृतिया ँभारतीय कलाकार बीरने्द्र कुमार यादव की हैं। यादव एक बहु-
विषयक कलाकार हैं और खनन मजदूरों तथा मूलनिवासियों की मेहनत से बने और लौह अयस्क 
तथा कोयला के लिये विख्यात धनबाद शहर के हैं। इनका कार्य कोयला खदान में कार्यरत एक 
लोहार के पतु्र के तौर सजंोये गए अनभुवों से प्रभावित है, और वर्ग विभेद तथा कामगार वर्ग के मदु्दों 
की तरफ ध्यान आकर्षित कराता है।
कवर

बीरने्द्र कुमार यादव, नर्क  की छत पर चलना, 2016। खड़ाऊँ।



डोसियर संख्या 64 | डोसियर संख्या 64
मई 2023

हाशिए पर खड़ा हाशिए पर खड़ा 
भारत का कामगार वर्गभारत का कामगार वर्ग



बीरने्द्र कुमार यादव, मिटा दिये गए चेहर,े 2015। अभिलेखीय प्रिंटों के ऊपर चस्पा ईटं बनाने वाले 
मजदूरों की तस्वीरों के ऊपर उनके अगूँठों के निशान।

डोसियर संख्या 64



5

समकालीन भारत में व्याप्त शांति के छद्मावरण को दो चीजों ने तोड़ा है। 
पहला, कोविड-19 ने भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था की दशकों पुरानी बर्बादी 
की प्रक्रिया और विज्ञान-सम्मत तथा स्थिर नेतृत्व प्रदान करने की बजाय 
जनता से थाली बजाने का आह्वान करने वाली कें द्र सरकार की अक्षमता का 
पर्दाफाश किया है। दूसरा, भारत में खेती के वजूद को खतरे में डालने वाले 
कें द्र सरकार के तीन कृषि बिलों के खिलाफ किसानों ने महामारी के दौरान 
एक साल तक आंदोलन किया। किसान आंदोलन को समग्र कामगार वर्ग  और 
मध्यम वर्ग  के एक वृहद हिस्से से समर्थन प्राप्त हुआ। इस आंदोलन ने व्यापक 
जनसमर्थन के बल पर अजेयता के दम्भ में चूर सरकार को घुटने टेकने पर 
मजबूर कर दिया।

सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की लोकतांत्रिक भूमिका को हड़पने की ताक में 
बैठे थिंक-टैंकों और सरकार की तरफ से प्रतिपादित सिद्धांत वायरस के 
प्रभाव और किसानों की राजनीतिक ताकत, दोनों का विश्लेषण कर पाने में 
नाकाम रहे। श्रेष्ठ सिद्धांतों का उनका छद्मावरण तार-तार हो गया और उसके 
नीचे छिपे उनके असीम लोभ का इतिहास दृश्यमान हो गया। ’श्रम बाजार 
उदारीकरण’ और ’व्यापार का उदारीकरण’ जैसे शब्दों ने एक दक्ष, आधुनिक 
समाज का निर्माण नहीं किया। इसके विपरीत, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था 
को दी जाने वाली राशि में दशकों से हो रही कटौती, महामारी के दौरान 
स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु कम वेतन देकर ’स्वयंसेवकों’ के प्रयोग, और 
निर्वाचित  पदाधिकारियों द्वारा अवैज्ञानिक विचारों को बढ़ावा देने के कारण 
कोविड-19 से हुई मौतों में भारी बढ़ोत्तरी हुई। हालाँकि ये शब्द नवउदारवादी 
सिद्धांत की पाठ्यपुस्तक से बाहर हो चुके हैं। लेकिन कृषि उत्पाद बाजारों को 
बड़े कॉर्पोरेशनों, जिनमें से ज्यादातर के सत्ताधारी दल के साथ प्रगाढ़ सम्बन्ध 
हैं, के हवाले करने के लिए इन्हीं शब्दों के बौद्धिक छद्मावरण का सहारा लिया 
जाता है।

इस छद्मावरण में पड़ी दरारों ने नवउदारवादी दौर के समाज विरोधी प्रभावों 
को प्रकाश में लाया। सरकार को मौतों की संख्या पर नियंत्रण पाने का श्रेय 



देकर प्रशंसा के पुल बाँधने वाले मीडिया समूहों और धर्म  के ठेकदारों की लाख 
कोशिशों के बाद भी इसे छुपाया नहीं जा सका। भले ही सत्य का यह प्रकाश 
विपक्षी दलों को चुनावी फायदा दिलाने में2 नाकाम रहा हो, लेकिन इसने 
जन-चेतना पर गहरा प्रभाव डाला।

जून 2021 में ट्राईकॉन्टिनेंटल: सामाजिक शोध संस्थान ने डोजियर संख्या 
41, भारत का किसान विद्रोह, में किसान आंदोलन की समीक्षा की। उस 
डोसियर ने किसानों और भूमिहीन किसानों की दुर्दशा, बढ़ती असामनता 
और देहातों में विकराल रूप धारण करती गरीबी के लिए जिम्मेदार 
नवउदारवादी नीतियों का विश्लेषण किया। यह डोसियर, हाशिए पर खड़ा 
भारतीय कामगार वर्ग , भारत के विशाल और विविधता से परिपूर्ण  भारतीय 
कामगार वर्ग  की जिंदगी और काम के हालातों का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत 
करता है।
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बीरने्द्र कुमार यादव, सरकारी काम भगवान का काम होता है, 2017। मुंबई कला कक्ष के प्रवेश द्वार 
पर लगी एलईडी की एक सरंचना।



लॉकडाउनलॉकडाउन

24 मार्च  2020 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना कोई पूर्व  सूचना दिए देश के 
140 करोड़ लोगों के ऊपर ’सम्पूर्ण  लॉकडाउन’ थोप दिया। भारत के श्रमबल 
का ज्यादातर हिस्सा छोटे और मँझोले आकार के व्यवसायों में संलग्न है। छोटे 
और मँझोले व्यवसायों पर लॉकडाउन की वजह से ताला पड़ गया। गैर-कृषि क्षेत्र 
में संलग्न 45 प्रतिशत लोगों को काम से हाथ धोना पड़ा। तकरीबन 12 करोड़ 
लोगों से उनकी रोजी-रोटी छिन गई। काम कराने वालों के ऊपर मजदूरों को पैसे 
देने की किसी तरह की वैधानिक या नैतिक बाध्यता नहीं थी। बहुत सारे मजदूरों 
को उनकी बकाया पगार भी नहीं मिली। कई मजदूरों के पास कुछ दिनों के लिए 
पर्याप्त भोजन तक नहीं था और बहुतों के पास न ही पैसा था और न ही भोजन 
के लिए राशन। उन सबको शहरों और कस्बों में बसे अपने जर्जर ठिकानों से 
पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। बिना किसी तैयारी के थोपे गए लॉकडाउन 
के कारण लाखों लोगों के भूखों मरने की संभावना और जनता के दबाव की वजह 
से सरकार ने 26 मार्च  को सहायता राशि जारी करने की घोषणा की। सरकार 
द्वारा घोषित यह सहायता राशि भारत के सकल घरेलु उत्पाद का एक प्रतिशत 
भी नहीं थी।

लॉकडाउन ने भारतीय कामगार वर्ग  की दयनीय स्थिति को उजागर किया। एक 
छोटी सी अप्रत्याशित परिघटना ने जनता के एक बड़े तबके को बेघर होने और 
भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। दूर-दराज के कस्बों और गाँवों से 
आकर शहरों में काम करने वाले मजदूरों को न तो सरकार से कोई सहायता 
मिली और न ही समाज से। 1

करोड़ों असहाय प्रवासी मजदूर कर्फ्यू  तोड़कर अपने गाँवों तक की हज़ारों 
किलोमीटर की दूरी तय करने पैदल ही निकल पड़े। गाँव उनके लिए सिर पर 
छत, सुरक्षा और एक स्तर की गरिमा के प्रतीक थे। कुछ प्रवासी मजदूर बस 
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अड्डों और रेलवे स्टेशनों की तरफ बेतहाशा भागे और अन्य पैदल ही अपने 
घरों की तरफ चलने लगे। लाखों मजदूर ऐसे भी थे जिनके लिए अपने गाँव 
पहुँच पाना संभव नहीं था। इन प्रवासी मजदूरों को शहरों में ही रुकना पड़ा और 
अजनबियों की दयालुता पर आश्रित होना पड़ा। कामगार यूनियनों, वामपंथी 
दलों, नियमित तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों (मुख्यत: बैंक कर्मचारी और 
इंटरनेट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी), संवेदनशील नागरिकों 
और अन्य लोगों ने फौरन ही इकट्ठा होकर पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों के 
लिए भोजन और पानी का प्रबंध करना शुरू कर दिया। उन्होंने इन मजदूरों को 
घर पहुँचाने के लिए यथासंभव मदद प्रदान की। इस पूरी आपदा के दौरान राज्य 
का रवैया ढाक के तीन पात सा ही रहा। पुलिस ने अपने घरों की तरफ पलायन 
कर रहे मजदूरों को राज्यों की सीमाओ ंपर रोका, वायरस की रोकथाम के नाम 
पर उनके ऊपर औद्योगिक ब्लीच का छिड़काव किया, उनकी साईकिलों को 
जब्त किया और कर्फ्यू  तोड़ने के आरोप में उनकी पिटाई की। मजदूरों की मदद 
करने के लिए कोई भी कॉर्पोरेशन सामने नहीं आया। सरकार और कॉर्पोरेशनों, 
दोनों ने मजदूरों के प्रति क्रू र रवैया अपनाया।

शहरों में कैद करोड़ों मजदूरों को महामारी के दौरान भयावह परिस्थितियों 
का सामना करना पड़ा। शहरों की आधी आबादी झुग्गी-झोपड़ियों में रहती है। 
कामगार तबके के ज्यादातर लोग बदबूदार हवा और गंदगी से बजबजाते झुग्गी-
झोपड़ियों वाले इलाकों में रहने को मजबूर हैं। इन ईटं के डब्बों और झोपड़ों 
की रोशनी से भेंट बिरले ही हो पाती है। दो घरों की दीवारें एक दूसरे से कुछ 
इंचों के फासले पर खड़ी रहती हैं। संकरे कमरों में ठँूसे हुए लोगों को खुली हवा 
और निजता अजनबी विचार प्रतीत होते हैं। निम्न आय पर गुजारा करने वाले 
प्रवासी मजदूर सामान की भाँति सिकुड़कर अपने एक कमरे के ठिकानों के भीतर 
सिर छुपाते हैं। जल निकासी व्यवस्था से महरूम ज्यादातर झुग्गी-झोपड़ियों 
में आस-पास की जगहें ही शौचालय बन जाती हैं। इस सामाजिक विभीषिका 
का वर्णन कर पाना मुश्किल है। टूटे सेप्टिक टैंकों में गिरने वाले मजदूर मैले में 
डूबकर मर जाते हैं। रसोई के ईधंन का मुख्य स्त्रोत गैस सिलेंडर होता है। सुरक्षा 
दिशा-निर्देशों को ताक पर रखकर इनकी भराई होती है जिससे इनके फटने से 



आए दिन दुर्घटनाए ँ होती रहती हैं। भारी बारिश होने की स्थिति में ये इलाके 
गंदे नाले में तब्दील हो जाते हैं और उल्टी-दस्त, मलेरिया, डेंगू व तपेदिक जैसी 
बीमारियाँ आम हो जाती हैं। इन मजदूरों के लिए समस्याओ ंकी लंबी फेहरिस्त में 
कोरोना महामारी एक नई मेहमान थी। इन तंग घरों में गुत्थम-गुत्था होकर रहने 
को मजबूर मजदूरों के लिए सामाजिक दूरी बनाकर रहना असंभव था। इनके पास 
अपने घरों में लाचार पड़े रहकर वायरस के प्रकोप को देखने के अलावा कोई 
चारा नहीं था। ये मजदूर भारतीय सरकार और उच्च वर्ग  के दिमाग और नज़र, 
दोनों से गायब थे। 

कोविड-19 के भीषण प्रकोप को छुपाकर नहीं रखा जा सका। कामगार वर्ग  के 
लोगों और गरीबों की लाशें गंगा नदी में तैरने लगीं। देश भर में श्मशान घाट, 
श्मशान गृह और कब्रिस्तान लाशों से पटने लगे। यह जग-जाहिर था और इस 
बात के प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद थे कि कामगार वर्ग  के इलाकों में कोरोना संक्रमण 
और मृत्यु की दर बहुत ऊँची थी। लेकिन सरकार आँकड़ों को दफन करने 
में मशगूल रही। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की बदहाली की इबारत लिखने 
और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को निजी हाथों में सौंपने वाली सरकार मजदूरों 
की बजाय ’बाजार’ और अरबपतियों की तबियत को दुरुस्त रखने में ज्यादा 
तल्लीन थी।

भारत में कोविड-19 टीका उत्पादन पर दो कंपनियों का एकाधिकार था। जब 
महामारी नियंत्रण से बाहर होने लगी तब भी सरकार टीका उत्पादन में बढ़ोत्तरी 
के उद्देश्य हेतु दक्ष सार्वजनिक कंपनियों को टीका उत्पादन की अनुमति देने 
में आना-कानी करती रही। एक टीके को सरकारी संस्थानों ने ही विकसित 
किया था। इस वजह से सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग कर टीका उत्पादन और 
टीकाकरण के स्तर को आसानी से बढ़ाया जा सकता था। लेकिन जनता के लिए 
हितकारी यह कदम पूंजी के हित की राह में बाधाए ँपैदा करता। देश के इतिहास 
के सबसे विकराल स्वास्थ्य संकट में दखल देने की बजाय सरकार हाथ पर 
हाथ धरे बैठी रही। निजी कंपनियाँ देश के कामगार वर्ग  का टीकाकरण करने 
की अपरिहार्य  जरूरत को नजरअंदाज करके बेशुमार मुनाफा कमाती रहीं। एक 
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कंपनी ने प्रति डोज़ 2,000 प्रतिशत मुनाफा कमाया जबकि दूसरी ने प्रति डोज़ 
4,000 प्रतिशत मुफाया अर्जित किया 2 । मार्च  2020 से मार्च  2022 के दौरान, 
भारत के बड़े व्यवसायों और अरबपतियों ने दोगुना मुनाफा बटोरा 3 ।



बीरने्द्र कुमार यादव, नियति के मलबे, 2015। मलबों पर भारतीय स्याही।
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नवउदारवाद से पहले के दौर में मजदूरनवउदारवाद से पहले के दौर में मजदूर

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के भारत छोड़ने से चार साल पहले, सन् 1944 में, 
भारतीय पूंजीपतियों के एक समूह ने बॉम्बे प्लान नामक एक दस्तावेज तैयार 
किया था। इन पूंजीपतियों ने स्वीकार किया कि आजाद भारत में आद्योगिक क्षेत्र 
को फलने-फूलने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा  से बचाव और संसाधनों की 
आवश्यकता पड़ेगी। इस संरक्षणवादी सिद्धांत को ’शिशु उद्योग’ सिद्धांत कहा 
जाता है। बॉम्बे प्लान के आधार पर नवीन भारतीय राज्य ने एक औद्योगिक 
नीति (1948) विकसित की, योजना आयोग की स्थापना की (1950), पहली 
पंचवर्षीय योजना (1951-56) तैयार की, औद्योगिक नीति संकल्प (1956) 
बनाया, और एकाधिकारी तथा प्रतिबंधकारी व्यापार अधिनियम (1969) पारित 
किया। निजी क्षेत्र के पूंजीपतियों की दृष्टि के अनुरूप बनी भारत सरकार की नई 
नीति के तहत कुछ सेक्टरों को निजी क्षेत्र के हवाले करना था और सुनिश्चित 
करना था कि किसी भी सेक्टर में निजी क्षेत्र के समूह अपना वर्चस्व स्थापित नहीं 
कर पाए।ँ हालाँकि भूमि सुधार अथवा मजदूरों को अधिकार प्रदान करके भारतीय 
अर्थ व्यवस्था का लोकतांत्रीकरण नहीं किया गया। इससे आजादी के शुरूआती 
वर्षों के दौरान बुर्जुआ वर्ग  को खूब लाभ मिला। 1960 में, प्रधानमंत्री जवाहरलाल 
नेहरू ने स्वीकार किया कि उनकी सरकार की नीतियों ने सामाजिक विभेद की 
खाई को चौड़ा किया है:

          बहुत सारे लोगों को [देश के धन में हुई वृद्धि में] उनका हिस्सा 
नहीं मिला है और  [वो] जीवन की मुख्य जरूरतों से महरूम हैं। दूसरी 
तरफ धनवानों का एक छोटा समूह मौजूद है। उन्होंने किसी भी तरह 
से अपने लिए एक धनी समाज की स्थापना कर ली है, हालाँकि पूर े
भारत की हकीकत इससे ठीक उल्टी है… मेरे विचार से नवसृजित 
धन एक खास दिशा में जा रहा है और ठीक से बँट नहीं रहा है 4 ।



भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण का मकसद समाजवादी देशों से भिन्न था। 
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण एक सीमित उद्देश्य की पूर्ति  के लिए किया 
गया था, और वह उद्देश्य था निजी क्षेत्र के विकास और संचयन की प्रक्रिया 
में सहायक की भूमिका अदा करना। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना 
मुनाफे का अधिकतमीकरण करने के लिए नहीं, बल्कि निजी उद्योगों को एक 
सतत पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करने के लिए की गई थी। इसीलिए सरकार ने 
आधारभूत संरचना और भारी मशीनरी तथा इस्पात जैसे सेक्टरों में निवेश किया 
क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की अनुपस्थिति में बेहद ऊँची कीमत पर पाश्चात्य देशों 
से उनका आयात करना पड़ता।

सशक्त मजदूर आंदोलनों ने संघर्षों के बूते पर कामगार यूनियनों का निर्माण 
किया। इन कामगार यूनियनों ने काम के घंटों, पगार तथा सामूहिक सौदेबाजी 
से जुड़े कानूनों के अनुपालन और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने तथा 
अधिकतम मजदूरों को इन कानूनों के दायरे में लाने के लिए हस्तक्षेप किया। 
तीन प्रमुख कारणों ने सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों को यह सब हासिल करने के 
काबिल बनाया। पहला कारण: सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी प्रधान था और मजदूर बड़े 
कारखानों में काम करते थे। इस वजह से हड़तालें ज्यादा नुकसान कर पाने में 
सक्षम हो पाती थीं। दूसरा कारण: ज्यादातर जनता अशिक्षित और कुपोषित 
थी। इस वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के कुशल मजदूरों का स्थान लेने वाली श्रम 
की आरक्षित सेना का अभाव था। तीसरा कारण: इन कारखानों में जन्मी संघर्ष 
और कामगार यूनियन की परंपराओ ंने सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के भीतर वर्ग 
चेतना का समुचित विकास किया था। हालाँकि, सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी प्रधान 
सेक्टर में सीमित होने और कुल श्रमबल में सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों का 
हिस्सा काफी छोटा होने की वजह से मजदूरों के एक छोटे तबके के पास ही ये 
अधिकार थे। इसके बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों को प्राप्त अधिकारों ने 
बाकी के कामगार वर्ग  के लिए एक मानदण्ड स्थापित किया। बाकी के कामगार 
वर्ग  ने वर्ग  चेतना से सराबोर सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के साथ मिलकर श्रम 
कानूनों के दायरों को बढ़ाकर सारे मजदूरों को इनके भीतर शामिल करने के 
लिए संघर्ष  किया।
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भारत के 83 प्रतिशत मजदूर अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न हैं। इस तथ्य के 
आलोक में सभी मजदूरों को श्रम कानूनों के दायरे में शामिल करने का संघर्ष 
बेहद महत्वपूर्ण  है। अनौपचारिक क्षेत्र गृह उद्यमों और अनिश्चित कार्य  के अलावा 
विभिन्न प्रकार के छोटे और अनिगमित उद्यमों से मिलकर बना है। यहाँ तक कि 
औपचारिक क्षेत्र में भी मिलने वाले रोजगार का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक 
है, जैसे कि उपठेकाकरण के तहत होने वाला काम। भारत में कुल मिलाकर 90 
प्रतिशत से ज्यादा मजदूरों का रोजगार अनौपचारिक है 5 । इन मजदूरों के लिए 
कानून और अधिकार मृग मरीचिका के समान हैं। ज्यादातर मजदूरों को मुश्किल 
से दो वक्त की रोटी मुहैया कराने वाली न्यूनतम मजदूरी भी नसीब नहीं होती। 
वैधानिक सुरक्षा के अभाव में मजदूरों को दिहाड़ी मजदूरी जैसे अनियमित और 
मौसमी अनुबंधों के तहत का करना पड़ता है, जिससे ये आय के नियमित स्त्रोतों 
से महरूम रहते हैं। उदारीकरण से पहले से ही, कार्य  के अनौपचारिक और 
अनियमित होने की वजह से इन मजदूरों के लिए यूनियन बना पाना संभव नहीं 
रहा है। जिन राज्यों में वामपंथ की सरकार है अथवा रही है, जैसे कि केरल, 
त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल, सिर्फ  उन राज्यों में ही मजदूरों को काम के हालातों 
को बेहतर बनाने वाले और यूनियन निर्माण को संभव बनाने वाले कानून हासिल 
हो पाए हैं।



बीरने्द्र कुमार यादव, खदु के पैरों पर एक कुल्हाड़ी, 2015। लोहा और लकड़ी।
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1991 के पश्चात श्रम बाजार सुधार1991 के पश्चात श्रम बाजार सुधार

सन् 1991 में, भारत सरकार ने लघुकालीन वित्तीय सहायता प्राप्त करने के 
एवज में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ अर्थ व्यवस्था का उदारीकरण करने 
का समझौता किया था। इस समझौते के तहत सरकार को श्रम बाजार का 
उदारीकरण करना था तथा आंशिक रूप से संरक्षित भारतीय अर्थ व्यवस्था को 
विदेशी पूंजी के लिए खोलना था। इस समझौते के साथ ही बॉम्बे योजना का 
अंत हो गया।

विदेशी पूंजी के लिए भारत सिर्फ  अपने विशाल घरेलू बाजार के कारण ही नहीं, 
अपितु अतिनिम्न मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों का विशाल स्त्रोत होने की 
वजह से भी एक अति आकर्षक गंतव्य था। आजादी के बाद भी भारतीय मजदूर 
अतिनिम्न मजदूरी पाकर भुखमरी के हालातों में काम करते रहे। लेकिन आजादी 
के पश्चात एक महत्वपूर्ण  परिवर्तन आया: मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा शिक्षित 
हो गया था। तकनीकी तौर पर कुशल तथा ज्यादा महत्वाकांक्षी कार्यबल 1980 
के दशक के दौरान उभरा। सरकार द्वारा व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण 
में सरकारी निवेश, बच्चों को बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान कराने की प्रतिस्पर्धा 
और कृषिय परिवर्तन से इसका विस्तार होता रहा। लेकिन, इसके सापेक्ष रोजगार 
के अवसरों का विस्तार नहीं हुआ। अपर्याप्त मजदूरी पाकर दुनिया में मौजूद काम 
करने के सबसे खराब हालातों में से एक में काम करने की आदी यह अल्पपोषित 
श्रम-सेना, साक्षरता और नूतन आकांक्षाओ ंसे परिपूर्ण  होकर, उदारीकरण की 
पूर्व  संध्या पर अंतरराष्ट्रीय पूंजी से शोषित होने के लिए तैयार खड़ी थी।

कॉर्पोरेट क्षेत्र ने मजदूरों के खिलाफ जोरदार मीडिया अभियान छेड़ दिया। उन्होंने 
प्रचारित किया कि मजदूर आलसी तथा अहंकारी थे और वैश्विकरण के नवयुग में 
’लचीलेपन’ की आवश्यकता थी। बहुत सारे विद्याविद् और नीति संस्थान ’श्रम 
बाजार में लचीलेपन’ की हिमायत करने वाले प्रचार-समूह में शामिल हो गए। 



इनका तर्क  था कि श्रम को पूंजी की अधीनता में काम करना चाहिए और पूंजी के 
ऊपर रोजगार और मजदूरी सम्बंधी कानूनों का बंधन नहीं डाला जाना चाहिए। 
मजदूरी का निर्धा रण माँग तथा पूर्ति  के सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए और 
पूंजी को मजदूरों को उनका जीवन-यापन करने हेतु पर्याप्त मजदूरी दिए जाने 
की जिम्मेदारी से मुक्त कर देना चाहिए। ये परिवर्तन मजदूरों के लिए अहितकारी 
थे। लेकिन उदारीकरण की प्रचारमंडली का कहना था कि, इससे विदेशी निवेश 
आएगा, जिससे उद्योगों का आम तकनीकी स्तर सुधरेगा और श्रम उत्पादकता में 
इजाफा होगा। इन सबके परिणामस्वरूप दीर्घकाल में विकास दर और मजदूरी, 
दोनों में बढ़ोत्तरी होगी।

विकास के इस सुनहरे पथ में दो बाधाए ँ थीं: सार्वजनिक क्षेत्र की कामगार 
यूनियनें, जो ’लचीलेपन’ के इस सिद्धांत के खिलाफ लड़ती रहीं, और श्रम 
कानून। कामगार यूनियनों के संघर्ष  का एक जीवंत उदाहरण विशाखापत्तनम 
स्टील प्लांट में जारी संघर्ष  है, जहाँ मजदूर जनता के साथ मिलकर निजीकरण 
की कोशिशों को एक दशक से धूल चटा रहे हैं 6 । यूनियनों की चुनौतियों का 
सामना करने के लिए, सरकार ने कारख़ाना दर कारख़ाना यूनियनें कुचलने की 
बजाए, कानून को अपने पक्ष में बदलते हुए एक व्यापक समाधान की तैयारी की। 
इसमें सरकार को 1991 के बाद से नवउदारवादी एजेंडे से जुड़ी न्यायपालिका 
से सहायता प्राप्त हुई। उदारीकरण के शुरुआती वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट  ने फैसला 
सुनाया कि एयर इंडिया के अनुबंध कर्मचारी कुछ मामलों में स्थायी कर्मचारी बन 
सकते हैं। लेकिन 2001 में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य सार्वजनिक 
क्षेत्र की फर्मों द्वारा की गई एक अपील के बाद अदालत ने इस फैसले को उलट 
दिया, जिससे दशकों के संघर्ष  के माध्यम से श्रमिकों ने जो लाभ कमाया था, वह 
निष्प्रभावी हो गया। ठेका श्रमिकों पर यह हमला हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने के 
प्रयास जैसे अन्य औद्योगिक विवादों के साथ हुआ। फिर, 6 अगस्त 2003 को, 
सुप्रीम कोर्ट  ने तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा 170,000 कर्मचारियों को ’अवैध 
हड़ताल’ में भाग लेने हेतु बर्खास्त किए जाने के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम 
कोर्ट  ने कहा कि अगर श्रमिक बिना शर्त  माफी माँग लेते हैं, तब ही सरकार उन्हें 
फिर से काम पर रखेगी। यह ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट  ने कहा था कि 
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’[सरकारी कर्मचारियों] के पास हड़ताल पर जाने का कोई मौलिक, कानूनी, या 
न्यायसंगत अधिकार होने का कोई सवाल ही नहीं है’, और ट्रेड यूनियनों के पास 
’प्रभावी सामूहिक सौदेबाजी या हड़ताल करने का कोई गारंटीकृत अधिकार’ 
नहीं है और ’कोई भी राजनीतिक दल या संगठन यह दावा नहीं कर सकता है 
कि वह पूरे राज्य में उद्योग और वाणिज्य को अप्रभावी बनाने का हक रखता है 
या वह उनके दृष्टिकोण के साथ सहानुभूति न रखने वाले नागरिकों को अपने 
मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने या अपने स्वयं के लाभ अथवा राज्य व राष्ट्र 
के लाभ के लिए अपने कर्त व्यों का पालन करने से रोक सकता है“ 7 । यह निर्णय 
न केवल भारतीय कानूनों के विरुद्ध था बल्कि इसने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 
के उन सम्मेलनों का भी उल्लंघन किया जिन पर भारत सरकार ने उससे पहले 
हस्ताक्षर किए थे।

पिछले कुछ दशकों के दौरान, श्रमिकों और प्रबंधन के बीच के विवादों व सामूहिक 
रूप से विरोध करने तथा हड़ताल पर जाने के श्रमिक वर्ग  के अधिकार के प्रति 
उच्च न्यायपालिका के दृष्टिकोण में बदलाव आया है – यह बदलाव बाजार 
के सिद्धांतों और अनुबंध की पवित्रता के पक्ष में है। न्यायपालिका के विचारों 
ने पूंजी को श्रमिकों के खिलाफ एक क्रू र अभियान खोलने की अनुमति दी है, 
हालाँकि यह श्रमिकों को लड़ने से रोक नहीं पाया है। मानेसर (हरियाणा) में 
मारुति सुजुकी कारखाने और होसकोटे (कर्नाटक) में वोल्वो बस के कारखाने में 
मजदूरों के संघर्ष  व गुजरात की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और पंजाब की आशा 
कार्यकर्त्रियों के संघर्ष  इसका उदाहरण हैं। मजदूरों के यूनियन बनाने के प्रयासों 
को हालाँकि आपराधिक कारवाई माना जाता है। जैसा कि मारुति सुजुकी के 
प्रबंधन कार्यकारी अधिकारी एस वाई सिद्दीकी ने जून 2011 में कहा था, ’मानेसर 
की समस्या औद्योगिक संबंधों की समस्या नहीं है। यह अपराध और उग्रवाद का 
मुद्दा है’। इसके अलावा ’यूनियन की किसी भी बाहरी संबद्धता को [फर्म  द्वारा] 
बर्दा श्त नहीं किया जाएगा’ कहते हुए सिद्दीकी ने संघबद्ध श्रमिकों को चेतावनी 
दी थी कि शुरुआती संघर्ष  को जारी रखने के लिए राष्ट्रीय श्रमिक यूनियनों के 
बीच राजनीतिक सहयोगी खोजने के किसी भी प्रयास के बदले कंपनी सख़्त 
कारवाई करेगी 8 । लगातार जारी श्रमिक संघर्षों के बीच, सरकार ने श्रमिकों को 



गिरफ्तार करने और हड़ताल करने के उनके अधिकार को अवरुद्ध करने के लिए 
आतंकवाद विरोधी कानून का इस्तेमाल शुरू किया है। उदाहरण के लिए, 2017 
में जब रिलायंस एनर्जी के ठेका श्रमिकों ने संघ बनाया और एक श्रमिक की मौत 
के मुआवजे की मांग को लेकर कुछ घंटों के लिए हड़ताल की, तो उनमें से पांच 
को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया 9 । इसके अलावा, उत्तरी 
भारत के गुड़गांव-मानेसर-धारूहेड़ा-रेवाड़ी खंड में यूनियन नेताओ ंके खिलाफ 
होने वाली हिंसा दक्षिण भारत के कोयम्बटूर-चेन्नई बेल्ट में भी दिखाई देती 
है। इन दोनों क्षेत्रों में मौजूद हिंसा की अंतर्निहित  प्रवृत्ति से उपजी औद्योगिक 
कारवाईयों के परिणामस्वरूप मजदूरों की जानें गई हैं। जैसे कि 2012 में मारुति 
सुजुकी संयंत्र में अवनीश कुमार देव की हत्या हुई और 2009 में कोयम्बटूर 
(तमिलनाडु) में प्रिकोल लिमिटेड के मजदूर रॉय जॉर्ज  की हत्या हुई। 2009 
में, कोयम्बटूर में हड़तालों के दौर के बाद, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स 
एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जयंत डावर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि: 
’हम समाजवादी श्रम कानूनों वाला पूंजीवादी देश नहीं हो सकते’ 10 । ’श्रम बाजार 
में लचीलेपन’ के समर्थकों ने तर्क  दिया था कि इससे विदेशी पूंजी आकर्षित होगी 
और श्रम उत्पादकता व आर्थिक विकास बढ़ेगा। इसके लागू होने के दशकों बाद 
आँकड़े उस सिद्धांत के विपरीत खड़े हैं। ये आँकड़े बताते हैं कि विकास धीमा 
हो गया है और रोजगार घटे हैं। पूर्णकालिक, औपचारिक रोजगारों में विशेष 
गिरावट आई है क्योंकि कार्यबल उत्तरोत्तर न्यूनतम विनियामक निरीक्षण और 
न्यूनतम लाभ प्रदान करने वाले लघुकालिक अनुबंधों के तहत काम कर रहा है। 
बिगड़ती कामकाजी परिस्थितियों के कारण, मुनाफे और मजदूरी के हिस्से में 
एक बड़ी खाई बन गई है: 1999-2000 से 2018 के दौरान, मुनाफे का हिस्सा 
17 प्रतिशत से बढ़कर 48 प्रतिशत हो गया था, जबकि मजदूरी का हिस्सा 33 
प्रतिशत से घटकर 26 प्रतिशत हो गया था 11 । मुनाफा अब राष्ट्रीय हित बन गया 
है, और संघर्षरत कर्मचारी आतंकवादी माने जाते हैं।

विभाजनकारी श्रम प्रथाओ ं ने निजी उद्योगों की कामगार यूनियनों का विनाश 
कर दिया है और सार्वजनिक उद्योगों की यूनियनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी 
हैं। इससे औपचारिक तथा ठेका मजदूरों के बीच शोषणकारी विभेद पैदा हुआ है। 
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यह विभेद अतिशोषित सेक्टरों के ऊपर गंभीर प्रभाव डालता है और कारखानों 
में साथ काम कर रहे मजदूरों के बीच वैमनस्य के बीज बोता है। मुख्य रूप से 
मजदूरी पर कें द्रित संघर्ष , असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, श्रमिकों को एक 
साथ लामबंद नहीं कर सकते।



बीरने्द्र कुमार यादव, गधा मजदूर, 2015। कागज पर प्रवासी मजदूरों के अगूँठों की छाप।
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हताशा के मकड़जाल में कामगार वर्गहताशा के मकड़जाल में कामगार वर्ग

नवउदारवादी व्यवस्था द्वारा सृजित रोजगारों की प्रकृति ही हताश जनता का 
शोषण करने वाली होती है। बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश और उच्च गुणवत्ता 
वाले औद्योगिक रोजगारों के सृजन के वादे पूरे नहीं हुए। आर्थिक और औद्योगिक 
विकास निम्न स्तर पर बने रहे हैं। इसका कारण सिर्फ  निवेश का अभाव ही नहीं, 
बल्कि भारतीय जनता की माँग के स्तर को दबाकर रखा जाना भी है। भारत के 
ज्यादातर लोगों को बेहद कम मजदूरी मिलती है और नवउदारवादी प्रतिबंधों के 
कारण सरकारी व्यय, विशेषकर कृषिय सेक्टर में, बेहद कम है। ये दोनों कारण 
भारतीय जनता की माँग के स्तर को नीचा रखते हैं।

भारत में 1991 के पश्चात हुए आर्थिक विकास को दो अहम दौरों में विभाजित 
किया जा सकता है। गौरतलब है कि आर्थिक विकास के इन दोनों महत्वपूर्ण  दौरों 
को संभव बनाने में ’श्रम बाजार सुधारों’ तथा नवउदारवादी नीतियों की कोई 
भूमिका नहीं रही। पहला दौर सन् 2003 से सन् 2008 का है। इस दौर में संयुक्त 
राज्य अमेरिका के उपभोक्ताओ ंकी कर्ज -चालित माँग के सकारात्मक प्रभावों ने 
भारतीय आर्थिक विकास को मदद पहुँचाई। दूसरा दौर सन् 2009 में शुरू हुआ 
और सन् 2011 में खत्म हुआ। दूसरे दौर में आधारभूत ढ़ाँचे, जैसे कि ऊर्जा 
संयंत्र और सड़क इत्यादि के निर्माण के लिए भारतीय कंपनियों ने सार्वजनिक 
क्षेत्र के बैंकों से अकूत राशि उधार ली और कालांतर में इस ऋण का एक बड़ा 
हिस्सा सरकारी बैंकों को चुकाया नहीं गया। भारतीय कंपनियों के कर्ज -चालित 
व्यय ने दूसरे दौर में आर्थिक विकास को गति प्रदान की। इस तरह के बुलबुले 
लंबे समय तक नहीं टिकते। अमेरिकी उपभोक्ताओ ंकी माँग सपाट हो गई है, और 
चूँकि माँग कम होने के कारण भारतीय कंपनियाँ भी निवेश पर खर्च  नहीं करना 
चाहती हैं, इसलिए भारतीय उद्योग अपनी क्षमता से बेहद नीचे स्तर पर काम रहा 
है। निजी समूहों ने सार्वजनिक बैंकों से कर्ज  लेना जारी रखा तो है, लेकिन वो इस 
रकम को रोजगार सृजन की बजाय अधिग्रहणों पर खर्च  कर रहे हैं।



सार्वजनिक बैंकों से अकूत कर्ज  हासिल करने वाले इन विशाल निजी समूहों ने 
भारत के कार्यबल के 2 प्रतिशत हिस्से और गैर-कृषिय कार्यबल के 5 प्रतिशत 
हिस्से से ज्यादा को कभी रोजगार नहीं दिया है 12 । भारत के ज्यादातर मजदूरों 
को लघु उपक्रमों से रोजगार मिलता है। इन लघु उपक्रमों की स्थिति विशाल 
निजी समूहों से ठीक विपरीत है। कर्ज  की कमी से जूझते इन लघु उपक्रमों में 
मजदूरी पर आने वाली लागत इनके संचालन की लागत का एक बड़ा हिस्सा 
होती है। इनकी उत्पादन की प्रक्रिया में निम्न मूल्य संवर्धन होता है। इनके मुनाफे 
का स्तर कम होता है और ये पूंजी के अभाव से ग्रसित रहते हैं। इन लघु और 
बिखरे हुए उपक्रमों की बाजार शक्ति क्षीण होती है, जिस कारण ये सार्वजनिक 
संसाधन पाने हेतु आवश्यक राजनीतिक समर्थन जुटाने में असमर्थ  होते हैं। 
इस हालत में, इन लघु उपक्रमों के पास लाभ तथा पूंजी संचयन के लिए एक 
ही उपाय बचता है - मजदूरों को निचोड़ना। इन सेक्टरों में होने वाले काम का 
विनियमन नहीं होता। इन मजदूरों के पास औपचारिक क्षेत्र में संलग्न मजदूरों की 
तुलना में नगण्य अधिकार होते हैं और उन्हें अल्प मजदूरी देकर ज्यादा काम 
करने के लिए विवश किया जाता है। बाजार में अस्थिरता आने पर, जैसा कि 
कोविड-19 महामारी के दौरान हुआ, इन उपक्रमों का वजूद तक समाप्त हो जाता 
है। सस्ते श्रम पर आश्रित होने के कारण उनके द्वारा मजदूरों के काम के हालातों 
में सुधार लाने की संभावना नगण्य होती है। इसलिए, महामारी जैसी आपातकाल 
स्थिति में इनके मजदूरों को राज्य की प्रत्यक्ष मदद की आवश्यकता होती है।

अनौपचारिक क्षेत्र मुख्यत: लघु व्यवसायों द्वारा नियोजित या ’स्वनियोजित’, 
सेवा सेक्टरों में संलग्न विभिन्न प्रकार के मजदूरों से मिलकर बना है। दुकानों 
और भोजनालयों जैसे बहुत से लघु व्यवसाय छोटी संख्या में मजदूरों को काम पर 
रखते हैं और इनको दिहाड़ी के अनुसार काम और मजदूरी देते हैं। अनौपचारिक 
क्षेत्र में संलग्न मजदूरों का एक प्रमुख हिस्सा सीधा उपभोक्ताओ ंको अपनी श्रम 
शक्ति बेचता है। इस श्रेणी में ऑटो चालक, घरेलू कामगार, इलेक्ट्रीशियन, ढ़ु लाई 
करने वाले मजदूर, सफाई कर्मचारी, मिस्त्री, प्लंबर, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने 
वाले, सड़क की सफाई करने वाले, और सुरक्षा कर्मचारी जैसे मजदूर आते हैं। 
इनमें से ज्यादातर के पास न तो कोई नियोक्ता होता है और न ही एक स्थायी 
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काम। ये मजदूर एक साथ कई काम करते हैं। इनमें से बहुत सारे मजदूरों को काम 
के लिए शहरों और देहातों के बीच विस्थापन की लहर की मानिंद चलना पड़ता 
है। ये फसलों की कटाई और बुवाई के मौसम में अपने खेतों में अथवा खेतिहर 
मजदूर के तौर पर काम करने के लिए अपने गाँव जाते हैं। ये वर्तमान भारत के 
घुमक्कड़ मजदूर हैं 13 । सड़कों के वृहद जाल के निर्माण ने हताश मजदूरों के 
अंतहीन आवागमन को संभव बना दिया। इससे शहरी तथा ग्रामीण, दोनों के 
अनौपचारिक क्षेत्र के लिए श्रम की एक विशाल आरक्षित सेना का निर्माण हुआ। 
मोबाईल नेटवर्क  के विस्तार और सस्ते मोबाईल फोनों की उपलब्धता ने इन 
अनौपचारिक मजदूरों के लिए मजदूरों की भर्ती करने वाले ठेकेदारों या दलालों 
और अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ लगातार संपर्क  में रहना संभव बना 
दिया। परिवार के लोगों और दोस्तों से इन्हें दिहाड़ी अथवा मौसमी रोजगार के 
बारे में जानकारी पाना सुलभ हो गया। ये मजदूर ग्रामीण भारत की सबसे ज्यादा 
शोषित और कमजोर जातियों से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से बहुत सारे मजदूर 
रोजगार की तलाश में कृषिय मौसम के अनुसार देश भर में भटकते हैं, जबकि 
दूसरे निर्माण कार्य  परियोजनाओ ंके पीछे दूर-दराज के शहरों तक जाते हैं। ये 
प्रवासी मजदूर खेत या निर्माण स्थलों के किनारे पुरानी साड़ियों और प्लास्टिक 
की चादरों से बनी अस्थाई झोपड़ियों में रहते हैं। खुले आसमान के नीचे बने इन 
अस्थाई बसेरों में अक्सर रसोई घर तथा शौचालय तक की सुविधा नहीं होती। 
इनके बच्चे या तो मलबे के ढ़ेर पर खेलते हैं या फिर सीढ़ियों पर भारी बोझ लेकर 
चढ़ रही अथवा खेतों में काम कर रही माताए ँइनको अपनी पीठ पर टाँगे फिरती 
हैं। प्रवासी मजदूरों द्वारा पैदा किया गया अनाज उनकी थाली में नहीं जाता है। 
उनके हाथों बने घरों में उनका बसेरा नहीं होता है। वो काम करते हैं, और काम 
खत्म होने के बाद काम की खोज में एक नए अस्थाई ठिकाने की तरफ रवाना 
हो जाते हैं।

प्रवास परिवारों, और खासकर पीढ़ियों के बीच दूरी बढ़ाता है। यह समुदायों के 
जवान और सबल तबके को काम की तलाश में ऐसे दूर-दराज के इलाकों तक 
ले जाता है जहाँ उनके भविष्य की सुरक्षा अनिश्चित होती है। जवानी में दिहाड़ी 
मजदूरी करने वाले वृद्ध महिलाओ ंऔर पुरुषों को भीख माँगते या असमय काल 



के गाल में समाते देखना दुर्लभ बात नहीं है क्योंकि मुख्यत: निजी स्वास्थ्य सेवा 
हासिल कर पाना उनके सामर्थ्य  के बाहर होता है। स्वास्थ्य सेवा के कारण पड़ने 
वाला वित्तीय बोझ हर साल करीब 5.5 करोड़ भारतीयों को गरीब बना देता है 
14 । इसके अतिरिक्त, भारतीय पेंशन प्रणाली खस्ताहाल अवस्था में है। पेंशन 
अनियमित रूप से मिलती है और पेंशन की रकम जीवन निर्वाह के लिए नाकाफी 
होती है (बहुतों को 200 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है) 15 ।

देश भर में सड़कों के प्रसार के साथ औद्योगीकरण में क्षेत्रीय असामनता भी 
बढ़ी। ज्यादातर औद्योगिक उत्पादन प्रायद्वीपीय भारत और खनन क्षेत्रों में कें द्रित 
रहा। यहाँ आधारभूत संरचनाए ँअन्य क्षेत्रों की तुलना में विकसित थीं और निजी 
पूंजी भी इधर ही आती रही। प्रवासी मजदूर लंबी दूरी तय करके इन अनजान 
भाषाओ ंऔर संस्कृत ियों वाली जगहों पर जाकर अपना अस्थाई बसेरा डालते 
हैं। इस अलगाव की वजह से ये अपने शोषण, ऊँची मजदूरी और काम करने 
तथा रहने के बेहतर हालातों जैसे मुद्दों के लिए सामाजिक समर्थन जुटा पाने में 
अक्सर असमर्थ  रहते हैं। पत्रकार सिद्धार्थ  देब लिखते हैं, ’यह एक ऐसी व्यवस्था 
है जो नियोक्ताओ ंके लिए हर तरह से मुफ़ीद है। इसमें असुरक्षा और अलगाव से 
घिरे मजदूर अपने हालातों और मजदूरी के लिए संगठित संघर्ष  छेड़ने में असमर्थ 
होते हैं। दूर के क्षेत्रों से आने वाले इन लोगों में वोट माँगने वाले स्थानीय नेताओ ं
की कोई रुचि नहीं होती। भाषा और संस्कृत ि की भिन्नता उनके और स्थानीय 
लोगों के बीच अलगाव की दीवार खड़ी करती है। 16 ’ अलगाव की ये दीवारें क्षेत्र 
और भाषा के आधार पर जन्मे परस्पर विरोधी अंधे अहंकारों का बारुद तैयार 
कर रहीं हैं।

छोटे आकार के कारण छोटे व्यवसायों और औद्योगिक कंपनियों की लागत 
बड़े समूहों की तुलना में ज्यादा होती है, जिससे उनके लिए बड़े समूहों से 
प्रतिस्पर्धा  करना चुनौतीपूर्ण  होता है। इनकी तत्कालीन चुनौतियों के ऊपर से 
आई भारत सरकार की नोटबंदी योजना और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ने 
इनकी कमर तोड़ कर रख दी 17 । 2016 में, नोटबंदी योजना के तहत सरकार 
ने अर्थ व्यवस्था में मौजूद 86 प्रतिशत नकदी को वापस ले लिया। लेनदेन के 
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लिए नकदी पर निर्भर छोटे व्यवसायों को नोटबंदी ने भारी नुकसान पहुँचाया। 
जीएसटी ने छोटे व्यवसायों की अनुपालन पर आने वाली लागत बढ़ाकर उनका 
वित्तीय बोझ बढ़ा दिया। इसके विपरीत, जीएसटी के आने से बड़ी कंपनियों के 
लिए विभिन्न राज्यों के दरम्यान व्यापार करना आसान बन गया। इन दो कारणों 
ने बहुत सारे छोटे व्यवसायों का नाश कर दिया, जिससे बहुत सारे मजदूरों से 
रोजगार छिन गया। छोटे व्यवसायों के बंद होने से बड़े समूहों को अपना प्रसार 
करने का अवसर मिला। भारतीय मजदूरों पर उपलब्ध आँकड़े विश्वसनीय नहीं 
हैं। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर 8 प्रतिशत है। लेकिन कुछ 
अनुमानों के अनुसार वास्तविक बेरोजगारी दर आधिकारिक आँकड़ों से काफी 
ऊँची है। कार्य  भागीदारी दर बेहद कम, 40 प्रतिशत के करीब, है। एक औसत 
मजदूर की मासिक आय 10,000 रुपये है, जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम 
है 18 । 1.4 अरब की कुल जनसंख्या में 41 करोड़ मजदूर हैं, जिसके अनुसार 
हर भारतीय मजदूर के कंधों पर 3.5 लोगों के जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी है। 
उन्हें यह जिम्मेदारी न्यूनतम मजदूरी से भी कम आय अर्जित कर निभानी है 19 ।



बीरने्द्र कुमार यादव, मई दिवस, 2022। कागज पर लोहा, लकड़ी और चारकोल।
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 मजदूरों का विद्रोह मजदूरों का विद्रोह

मजदूरों अथवा यूनियनों ने वर्ग  संघर्ष  का आविष्कार नहीं किया। पूंजीवादी 
व्यवस्था में वर्ग  संघर्ष  जिंदगी की हकीकत होती है। पूंजीपति मजदूर की श्रम 
शक्ति को खरीदकर, उसका यथासंभव उत्पादक और दक्ष प्रयोग करके, मजदूर 
की उत्पादकता से अर्जित लाभ अपने लिए रख लेता है। काम के बाद मजदूर 
को उसकी झुग्गी में दफा कर दिया जाता है। काम करने के बाद मजदूर की रात 
भी अगले दिन काम करने की ऊर्जा  जुटाने की जुगत में गुजरती है। मजदूरों के 
ऊपर ज्यादा उत्पादक होने और अपनी उत्पादकता के फल को पूंजीपति के 
हवाले कर देने का यह दबाव ही वर्ग  संघर्ष  का मूल तत्व है। जब मजदूर अपने 
श्रम के पैदावार का ज्यादा हिस्सा माँगता है तो पूंजीपति उसकी नहीं सुनता है। 
हड़ताल करने की ताकत मजदूरों को आवाज प्रदान करके उनके लिए वर्ग  संघर्ष 
का मार्ग  प्रशस्त करती है।

1990 के दशक के उत्तरार्ध  के बाद से भारतीय कामगार यूनियनें लगभग हर 
वर्ष  उदारवाद के खिलाफ मिलकर हड़ताल कर रही हैं। सन् 2022 में हुई इस 
हड़लात में तकरीबन बीस करोड़ मजदूर शामिल हुए 20 । मजदूरों की इतनी बड़ी 
संख्या, जिनमें से ज्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत थे, इस हड़ताल में कैसे 
शामिल हो पाई? पिछले दो दशकों के दौरान, अनौपचारिक मजदूरों (मुख्यत: 
देखभाल सेक्टर की महिला मजदूरों) की अगुवाई में हुए संघर्षों के परिणामस्वरूप, 
कामगार यूनियनों ने अनौपचारिक मजदूरों के मुद्दों को समग्र कामगार वर्ग  के 
मुद्दों के रूप में उठाना शुरू कर दिया है। कार्यावधि का स्थायीकरण, समुचित 
वेतन अनुबंध, महिला मजदूरों की गरिमा इत्यादि जैसे मुद्दों के लिए हुए संघर्षों 
ने मजदूरों के सभी तबकों के बीच मजबूत एकता कायम की है। इन एकताबद्ध 
मजदूरों के लड़ाकूपन को कामगार यूनियन के ढ़ाँचों की संगठित ताकत में ढ़ाला 
जा रहा है। इसी तरह, महिला मजदूर खुद से जुड़े मुद्दों को सिर्फ  महिलाओ ंके 



मुद्दों के तौर पर नहीं देखती हैं, अपितु ऐसे मुद्दों के तौर पर देखती हैं जिसके 
लिए हर मजदूर को लड़ना चाहिए और जीत हासिल करनी चाहिए। मजदूरों को 
नस्ल, जाति और अन्य सामाजिक भेदों के आधार पर प्रभावित करने वाले मुद्दों 
को लेकर भी ऐसा ही नजरिया विकसित हो रहा है। इसके अलावा, कामगार 
यूनियनें सामाजिक जिंदगी और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों को भी उठा 
रहीं हैं और पानी, जलनिकासी और बच्चों की शिक्षा के अधिकार के पक्ष में, 
और विभिन्न तरह की असहिष्णुताओ ंके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहीं 
हैं। ये सामाजिक संघर्ष  मजदूरों और किसानों की जिंदगी का एक अटूट अंग हैं।

इसके साथ-ही-साथ, भारतीय समाज में, जिसमें कामगार वर्ग  के तबके भी शामिल 
हैं, दक्षिणपंथी विचारों – जिनको हिंदुत्व की विचारधारा (हिंदू श्रेष्ठतावादियों की 
मूल विचारधारा) परिलक्षित करती है - ने अपनी जड़ें गहरी करनी शुरू कर 
दी हैं। दक्षिणपंथ को नवउदारवादी पूंजीवाद द्वारा जनित सामाजिक-आर्थिक 
परिस्थितियों, जैसे कि शहरी क्षेत्रों में मजदूरों द्वारा महसूस की जाने वाली 
अदृश्यता और विच्छेद का भाव, रोजमर्रा  की जिंदगी में मिलने वाला अपमान, 
परिवारों से दूर रहने वाले पुरुषों में अलगाव और विषाक्त समाजीकरण का 
अंकुरण, धार्मिक सभाओ ंमें प्राप्त होने वाली सांत्वना और समुदाय तथा अस्मिता 
की तलाश आदि ने उर्वर भूमि प्रदान की है। देश में धर्मनि रपेक्ष तथा तर्क संगत 
विचारधाराओ ंके ह्रास और कामगार वर्ग  के आंदोलनों की संकीर्णता की स्थिति 
में इसका मुकाबला करने के लिए कोई महत्वपूर्ण  ताकत मौजूद नहीं है।

हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र (राम राज्य) के नशे में धुत्त होकर कामगार वर्ग  अपने ही 
वर्ग  से ताल्लुक रखने वाले दूसरे धर्मों और जातियों के लोगों को अपनी दुर्दशा 
तथा अपमान की आग का कोपभाजन बना रहा है और भातृहंता के माध्यम से 
सशक्तिकरण का आभास कर रहा है। यह कामगार वर्ग  को अपने ईशारों पर नचाने 
का नव-फासीवादी नुस्खा है। क्षेत्रीय राष्ट्रीयताओ ंकी मौजूदगी, खासकर दक्षिण 
भारत में, नव-फासीवादी एजेंडे को उसकी संपूर्णता में देश भर में लागू होने से 
रोक रही है। इस तरह के नव-फासीवादी एजेंडे के खिलाफ मजदूरों और किसानों 
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के प्रतिरोध की संभावना किसान आंदोलन के दौरान तब दिखी जब बृहत्काय 
पूंजी के खिलाफ सीधी लड़ाई के लिए किसान मैदान में उतर गए।

महामारी ने कामगार वर्ग  और पूंजी के हितों के बीच मौजूद असंगति पर प्रकाश 
डाला। कामगार वर्ग  का हित सार्वजनिक निवेश, रोजगार सृजन, कामगार के 
कल्याण हेतु आवश्यक धनराशि जुटाने के लिए कॉर्पोरेशनों के ऊपर टैक्स 
लगाने, और छोटे उद्योगों तथा कृषि के विकास में निहित है। कामगार वर्ग  की 
संरचना और संगठित मजदूरों के अपर्याप्त संख्याबल के परिप्रेक्ष्य में, पूंजी के 
खिलाफ टकराव तभी सफल होगा जब यह कारखानों की दीवारों और मजदूरी 
के मोलभाव के दायरे से बाहर निकलकर राज्य को राजनीतिक तौर पर विवश 
करेगा। कामगार वर्ग  आंदोलन के वामपंथ को भान है कि इसका अनुपालन कितना 
कठिन कार्य  है। इसके बावजूद, महामारी समाज के सामने मौजूद विरोधाभासों 
को धुँधला करने वाले पूंजी के विचारधारात्मक और मीडिया तंत्र का मुकाबला 
करते हुए मजदूरों की वर्ग  चेतना को सशक्त बनाने का मौका लेकर आई है।

अगस्त 1992 में, बॉम्बे के कपड़ा मजदूर अपने अंतर्वस्त्र पहनकर सड़कों पर 
उतर गए और घोषणा की कि नया आदेश उनको गरीबी के दलदल में धकेल देगा। 
उनकी प्रतीकात्मक भंगिमा इक्कीसवीं सदी के भारतीय मजदूरों की हकीकत को 
प्रतिबंबित करती है: पूंजी की बढ़ती शक्ति के बावजूद उन्होंने अपने हथियार नहीं 
डाले हैं। उनका वर्ग  संघर्ष  जिंदगी से लबरेज़ है।

    



बीरने्द्र कुमार यादव, ज़िंदगी के औजार, 2021। कागज पर चारकोल और पैस्टल।
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